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qd €nrq{ \q Rffi qBqt b eTf$}en t A'q s*Fr{ gRI

g* irffrd o-{i il frq t qrnfu ffi-q wr s*+rem =ffi C

grFilq tdr ( t sds?r+ S g.ooftreT qRsiqqT C q 3rT{fr fr. b

iFtrtd ffi sErqdr trEFI o{i o1 rnEo rr*FR h nofq il ftq

ItrTrrR sirc 6rrr { qqTfu qii oqrT srwrrs {t-url il ffl S qfr

qB ffi'ilTd b qTfllo g sl+lfoo fror'n C q.erqr ti ot

qffi ff*Fn of ffi rh) sTn q6ri ii rm qil.qwf q{iT t r gsor

Erlltt Tfi qro b etTf}fo Tq qrqrfufi frors q{ siqQq qVfl,

qEfifu q-d +q{r glwlus, E-.Sfl w ciTrd il 3,33,000 M{
Aft d frffi gfr-rT skrcer +-rd.ft I qr{d s{6N t RTf}r qru di
& swr< ry *w<r it rqfun .Ifr t qff 31-qrq oq Hr t .fu 5.+

rf;HrT t fr Mftd 3i-qf} ii 
'+rEo 

q{sFr{ o1 qld fi ergw {t Wf

aftrqrqrAqT I

En-ftrus qn'rr dt enerdt dtq oqtE s=dilT dTs

(3.29,00,000) t \q qFilfrilo qfdha wtffi drcl {rd{ EqR

(79,70,000) Hffi t r aqrt ilmuT eTefqagil 5c+o: SR

inqrRmt r w-q t vn-qq dIlrT 1100 t r+oo fr.fi qqf EIfi t I
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जल रुंसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों के अधिवेशन में केन्द्र सरकार द्वारा 

सुझे ऋरमंत्रित करने के लिए मैं माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को 

घन्यदाद देता हूँ । सर्वप्रथम मैं सुवर्णेखा परियोजना को ए.आई.बी.पी. के 

न्तर्गत दित्तीय सहायता प्रदान करने की भारत सरकार के निर्णय के लिए 

  

  

  

  आऊार प्रकट करता हूँ, क्योंकि यह कदम झारखण्ड राज्य के लिए ही नहीं 

उस्न परे पर्वी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की 

ऋरत सरकार की नीति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहल हैं | इसका 

एड पर्वी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर अवश्य पड़ेगा 

    ज्यॉँकि यह योजना झारखण्ड, उड़ीसा एवं बंगाल के 3,33,000 हेक्टेयर 

के उपरान्त इस योजना में त्वरित गति से कार्य आरम्भ कर दिया है और मुझे 

| 2. जा डज्ञ है कि निर्धारित अवधि में भारत सरकार की शर्त्तों के अनुरुप इसे पूर्ण बज 

जज 4 >]|॥<. ६ 

  

व्ारखण्ड राज्य की आबादी तीन करोड़ उन्‍तीस लाख [६
 

3 29 00,000) है एवं भौगोलिक क्षेत्रफल उन्नासी लाख सत्तर हजार 

79,70,000) हेक्टेयर है । हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः: कृषि 

चारित है । राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 00 से 400 मि.मी. वर्षा होती है । 

/7
॥ 
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EqrS 16 TS ffiq, q1q ffi{ { gE 27 ,520 W.qft.qq. qrcr$ qa

G 7,0+6 W,ffi,qq Wtrq wr skrseT t r eqrt w:zl q)t FdS

dt-s dE-f,{ E-q-{ tqtq{ Tfr ?ft q).q t c gE q}ilftilo q)ffiE

oT qn 37.32% 8 tr {rcq of sTfBr+ffi Rffi qrqcil +fi-s dl-cl

q-#-s 6qR Scry t r gs=i t Zaro &q{ t ftrqr{ q+Idr o1

Uq{ fuqT qr got t, q) 3IfUeffi Rrqd qrmr o-r ilFI{ 32zt r

gs Rffi qrmT o\ f Zfi qq-qflq d-drT & er-t cF 63.32% qd

ot d&s t r rZdt qq-qtrq qt-n{T ii Z ars 60 EqR &q{ 3Tfrftm

?fr q).q Tfr c frtq.H gclc,r-ser frTri q'r ET&s {g-r rrqi t I q-d

sqaleeT 6i ftffi elrIfli & qdq1q {r"flq 3fuf, fi Tfltrel ar s.sr

otft , sTQr S iq-qor(t w 3Mft-n u+Tad C fr
snqaqmf,rggR wI ts'WlEtT O{EIT qr ghtn 

r

E-fl d8q at qTfr b ftN qr-cq s{mR b qIq-i 5c-q uq t glwlus

@1 rfrilfrffi ftedfr, srqaqfi ftts C aT3racm, fi IF slqqlq{,

ft{erqfl , *Ntc4trK FqTR guo suwr({ I

<r',rlotqeaq\qT{Eftrqr{utoqTCiiqE2oortzorr

iln (qR ffi qtr t) sqs 113 96 oig 5 ft-o-< qH 24 18
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हमारी 6 नदी बेसीन, सब बेसीन में कुल 27,520 एम.सी.एम. सतही जल 

एवं 7,046 एम.सी.एम. भूगर्भीय जल उपलब्ध है । हमारे राज्य की उन्‍्तीस 

लाख चौहत्तर हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 

का मात्र 37.32% ही है। राज्य की अधिकतम सिंचाई क्षमता चौबीस लाख 

पच्नीस हजार हेक्टेयर है । इसमें से 7लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का 

सृजन किया जा चुका है, जो अधिकतम सिंचाई क्षमता का लगभग 32 %है | 

इस सिंचाई क्षमता को 2वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 63.32% करने 

का लक्ष्य है । 2वीं पंचवर्षीय योजना में 7 लाख 60 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त 

कृषि योग्य भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है | यह 

उपलब्धि हमें सिंचाई क्षमता के वर्त्तमान राष्ट्रीय औसत के समकक्ष ला खड़ा 

करेगी , साथ ही पेय-जलापूर्त्ति एवं औद्योगिक इकाइयों को भी 

आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जा सकेगा | 

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के सामने मुख्य रूप से झारखण्ड 

की भौगोलिक स्थिति, आवश्यक निधि की अनुपलब्धता, वन भूमि अपयोजन, 

विस्थापन, नक्सलवाद इत्यादि मुख्य समस्याएँ हैं। 

राज्य की मध्यम एवं वृहद्‌ सिंचाई योजनाओं में वर्ष 2007 से 20 

तक (चार वित्तीय वर्षों में) रुपए 3.96 करोड़ के विरुद्ध मात्र 24.48 
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mtE sq-S of RTfaI 8 qrvo vr{d'r{ t qrg E) qol r gq Mi il
erqq q-cq rr*Fr{ i qifu-d wdF"qqYqrg o1d r

q-cq zbt qd t a-fu-d qsqrl frmr{ ute-qTd t rt r+ro M
(erqq, g*rfr, ToA, Htgcn., {HtgT, U{fr, e+werg) {s ffi
ditWfdwsft r

UwRET qRs)-qqT il ?r-Fsd qYq t eml gw q-d( it as

fu.fr. e cD wr wrEd q< 2T ,OOO &< { ftffi gfrur sqEEeT

s-G qr n+1 t r qTq S rrqSE e(M t so fu q1 an Hrw,-s

qrq b qe-t ii gq 33 fu,fr B-S'qT qr.T il qEt i[ wr qq-Fd o{

ftffi gfrur gftl-ssl o-<r-g T{ t I qd sqdPstT qrEa qr{6r{ t qrO

h-{qfr 2ot2d qrfh qrH di il qrq, qn oE-HIn q-r6 ii 8 g{ t t

q oTr{fifr h offifu q ftrar{ u)u-qTC t gm ft.td vrfaT

450,39 & itt sso 34 q) 73% t slRrn t ftqff{d r+rrq t W
fr ud e\ gfrr t r eq-$ 2T ,686 &q( t ftffi gfrut gftl-etd s-{T

{ T{ t, G GilzIQqtD wq}ftdT q'il-q w{ qI{d {{{ot{ d ttq ftpT

.rqr t r
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करोड़ रुपये की राशि ही भारत सरकार से प्राप्त हो सकी । इन दिक्कतों के 

बावजूद राज्य सरकार ने वांछित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं । 

राज्य की वर्षों से लम्बित मध्यम सिंचाई योजनाओं में से सात योजनाएँ 

(अजय, गुमानी, नकटी, सोनुआ, रामरेखा, सुरंगी, अपरशंख) इस वित्तीय 

वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी । 

सुवर्णरेखा परियोजना के चाण्डिल बाँध से बांयी मुख्य नहर में 85 

कि.मी. तक जल प्रवाहित कर 27,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध 

कराई जा सकी है | साथ ही गालूडीह बराज से 56 कि.मी. तक झारखण्ड 

भाग के नहरों में एवं 33 कि.मी. उड़ीसा भाग के नहरों में जल प्रवाहित कर 

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है । यह उपलब्धि भारत सरकार से माह 

फरवरी 2042 में राशि प्राप्त होने के बाद, मात्र छह-सात माह में ही हुई है । 

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं में कुल निर्गत राशि 

450.39 करोड़ में से 330.34 जो 73% से अधिक है निर्धारित समय से पूर्व 

ही खर्च हो चुका है । इससे 27,686 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा 

दी गई है, एवं आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया 

गया है । 
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{g+ slftftm Water sector reforms b e}-d iigrssus i o{

oEq s-dT'S t t Water sector reforms b G{-<rfd sr{Eru-g (t.'q

HRI fllrgrg {rsq qd +fr, Water RegularityAuthority, ftffi
!tEl--sF[ ii qq g6r]TftdT fuq-ga}, Tqfrq wr erfErftqq, qIc,Ct,

\Tuq wr 3ilq}rr, uqufugt qM-qqT b fu siErl qfEIfrR fi roq

tg qus ffi qr € dr gs+ o-'o S \ruq i u)-qqTC il sro Party

Wqmq il qt t m q-{d unl t efl< gq"foT qRstqqT fi ftq 3rd

Party 1rqmq of q+*efl o1 qr ES t r fraTr-q m1 Website

(wrdjharkhand.nic.in) o-t $ qq{ fuqr -rqr t f,QII srvf, s{m-R

HM i{arfud q.elr{ fr fr, q}q-ffilfd ag Rrqr{ q)-qqT3n il
qtFrdftr tg ciqfr website rN vo' MIS fi Launch fuqr t r

qor * fd d 96 W qFrfr frqq ql t fr-{w srcn rrsfrN oT

T4FTfi UrgdollflqerT -

grE€ru-s qrGq erq qrwi o1 erteil qo rflJfu-d q\nr t r qs

q-\'q of 3ff, TRq\ + €EifUd eTf,{q-dq Vflrsr fi str srq gq

$, qq q6 u.'q g+tf-d fd-drr un.r Ewr ilr e+rs b qRieq i{, qq

Eq gq \qr{{Iq\ of sfrqtT o-{t t a\ tqT qlt t l+ w \rcrl il Gd

  

इसके अतिरिक्त ५४४७७ 5७००/॥७०॥77 के क्षेत्र में झारखण्ड ने कई 

कदम उठाये हैं | ५४३(७/॥ 58००0/ ॥80773 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य 

  द्वारा झारखण्ड राज्य जल नीति, ५४३४७ २७७७।४॥४ ४ ५४५॥॥०४ ५, सिंचाई 

प्रबन्धन में जन सहभागिता नियमावली, भूगर्भीय जल अधिनियम, वाल्मी, 

राज्य जल आयोग, सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अलग प्राधिकार के गठन 

हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य ने योजनाओं के 3/0 ६५४ 

मूल्यांकण के क्षेत्र में भी पहल की है और सुवर्णरेखा परियोजना के लिए 3/0 

2०५ मूल्यांकण की व्यवस्था की जा रही है | विभाग की ५४७०७५७ 

(५४७]|॥०//0970.70.॥) का भी सृजन किया गया है तथा भारत सरकार 

  द्वारा संचालित ए.आई.बी.पी. योजनान्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के 

मोनिटरिंग हेतु अपनी ४४७७५ पर एक |॥|$ भी | ५४० किया है | 

जल के क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यापक विषय भी है जिनपर भारत सरकार का 

ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा - 

झारखण्ड राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा एक नवसृजित राज्य है | इस 

  राज्य की अनेक नदियों से संबंधित अन्तरराज्यीय एकरारना में उस समय हुए 

    थे, जब यह राज्य एकीकृत बिहार का हिस्सा था। आज के परिप्रेक्ष्य में, जब 

हम इन एकरारनामों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि यह राज्य के हित 
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C rS tr sqreqoroqr q+Eq-ffi ffi{ il gE dEt=z o-r a-rltrf

Ts%'rTr gr{sus {r-Grr ii q.sar t, nil {s ifr-{ fr sl tfi {fr. EI{l

ftHa qfq e.U wnerqi ii rt arq wTTarq (ftr+n., ten, q+d gq

offl() gtfr v-w ii 3sp* t ffi 6.Rtt1$s sr.'q a-l qsi Ttrll
q11C w wT -flAd wd1 t qqfu {s \afia qEI oT qn 25% S

{q. ir.'q C frrqr{ qT sr.tr qtd b ftq oqffu( t t Wfr qfrrt r5ral

nfu-{ t ftfrd qgn-qk Uq q\ gfo, Hrwrus (t-.'rt ii erqRer-a t

\rurl q q-.s+ b oaql u1 ga qfu-d ftrqd errar q 25 t goz

trg<tT $ srruu-s \T'q C ft-d qrm t I sqtm ftEql ri wu-e t m

qr+fl-q{rm{ nfrq t sra rq{+.r{ b fuIf,lfi{ DVC Act

(Damodar Valley Corporation Act) b 3i<rfd ,Tfud DVRRC

(Damodar Valley Reservoir Regulatory Committee) b

qrqsTFii il rq uqTqft afrq il wr il orrrqryrfro qdqrt b frgC w

gr: r+fienqfi eltqqzrrdl qr{d$*Dnbr+qw eitfhot r

qfrq q Gilffi {+EI t e6--1 srqd b orwr qc't go

q-d.aquf qT?-Fd-o. rx+rerq d qr$qT, {qftq.q-kd,Tft t ten.{r(Tfr

  में नहीं है। उदाहरणतया दामोदर-बराकर बेसीन के कुल कैचमेन्ट का लगभग 

75%भाग झारखण्ड राज्य में पड़ता है, तथा इस बेसिन में डी.भी.सी. द्वारा 

निर्मित पाँच बड़े जलाशयों में से चार जलाशय (तिलैया, मैथन, पंचेत एवं 

कोनार) इसी राज्य में अवस्थित हैं जिसके कारण इस राज्य का बड़ा भूभाग 

  सालों भर जल प्लावित रहता है जबकि इस एकत्रित जल का मात्र 25% ही 

इस राज्य को सिंचाई या अन्य क्षेत्र के लिए कर्णाकिंत है । इसी प्रकार मयूराक्षी 

बेसिन में निर्मित मसानजोर डैम जो पूर्णतः झारखण्ड राज्य में अवस्थित है 

परन्तु उसपर झारखण्ड राज्य का नियंत्रण नहीं है, ।00% डूब क्षेत्र झारखण्ड   

  राज्य में पड़ने के बावजूद भी कुल सृजित सिंचाई क्षमता का 25 से 30% 

  हिस्सा ही झारखण्ड राज्य को मिल पाता है । उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि 

  दामोदर-बराकर बेसिन में भारत सरकार के नियंत्राधीन 0४0 #८० 

(0द700व॥/ ५४३॥७५ 020790००॥०7 /०) के अन्तर्गत गठित 0५/२२० 

(04॥7009व ५४७॥९७५ २७5७॥४०॥ रि०७७४०५ (०7766) के 

    प्रावधानों के एवं मयूराक्षी बेसिन में जल के असमानुपातिक बंटवारे के बिन्दुओं पर 

पुन: समीक्षा की आवश्यकता भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है | 

  

भविष्य में आनेवाले समय में बढ़ती आबादी के कारण जल एक 

महत्वूपर्ण प्राकृतिक संसाधन हो जायेगा, इसलिए त्वरित गति से सुधारात्मक 
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o-fl ts-dri il ft\ qruq t i{qTeri} m1ofr t t ero, qI{d q-{ml{ t
ertfl t fu g-s f, ii w-q o\ qqfg r€r{mr ftd s-b I {n & \rcq

oterieiltA-

(o) HI{c1us ql_q or eilhmTaT TTI-,I 
q-dlel q.i 3i-qq-dd t I

srh onu ?ft q).q TF gn qrd ii qtfud oq q\ ft-trTl

gRoa ddT t qqfu C-&-u\--A M frq@T o-rilus

qRil oq t, qer b frq olqt wqf'ft t r u+th ftq

q 31l{ fr fr b ag ftIqd qiqqTC ii so t+tqr mrllus

qRqT il erd d ATRrd o{i gq s]{c-rs dd qoT-S qT--q\ }
ftry zo &q(ftqTqFrrqGq I

(s) Eqrt q-cq iialqq 1gg q 3fEro qtqq ftrqd ffi 39

t +o qd q-dA Eht {ft g{ t M qfrd qIrKT f offi1Ers

ggn t r gq qtqrTC il Erf qiq.dl qrfr tg erqeqfr {rRt

Exte n s i o n Re n n ovati o n a n d M od e rn i zati o n q)qflqE

t gqiles +rri of enqqq-+rr t qr qs s*eq t stfi wdt

ol t{fi Wfr utqnC t Erfud Rffi q+m d g+rstrfr-d

o{i il frq qfi T{ q)-wT qrq o-S w 'fr ft-qx fuq qt

  

कदम उठाने के लिए राज्य में संसाधनों की कमी है । अत: भारत सरकार से 

अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में राज्य को पर्याप्त सहायता मिल सके । इस हेतु राज्य 

की अपेक्षा है कि - 

(क) झारखण्ड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी एवं असमतल है । 

इसके कारण कृषि योग्य भूमि एक जगह में समेकित रूप से मिलना 

  

मुश्किल होता है जबकि छोटी-छोटी योजनाएँ जिसका कमाण्ड 

एरिया कम है, यहाँ के लिए काफी उपयोगी है | इसके लिए 

ए.आई.बी.पी. के लघु सिंचाई योजनाओं में 50 हेक्टेयर कमाण्ड 

एरिया के शर्त्त को शिथिल करते हुए झारखण्ड जैसे पठारी राज्यों के 

लिए 20 हेक्टेयर किया जाना चाहिए | 

हमारे राज्य में लगभग 400 से अधिक मध्यम सिंचाई योजनाएँ 30 

से 40 वर्ष पहले की बनी हुई है जिनकी सृजित क्षमता में काफी हास 

हुआ है । इन योजनाओं के पूर्ण क्षमता प्राप्ति हेतु आवश्यक राशि 

5)66॥390ण7 २७॥॥॥०५३॥०7 धा। ॥0066॥#7280॥ योजनामद 

से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है या इस उद्देश्य से सभी राज्यों 

की ऐसी पुरानी योजनाओं में हासित सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित 

करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जा 
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(q)

(q)

(e)

(q)

{rfidT t orfu gq drq{ror} mT qqfg drrr srrrq e\ ft-d sb I

srwrus qfr fiqtfun Rarft C M gq cwc il frMt
gM qFf qafq o1wrfl qskr q.sfr t ft{-sil ftq rdqTq q

cwc h ffr ci-{R?;d orqfdq C qE6 fuqT qFrr

oil-qaqo.q-frddort I

{l'zl ii eEt q-dEtr Si fuqd o1 eilqeqm-al.o) $ o{i
b frq lnter State Basin transfer b fu NWDA HRI

DPR dqrq wd of Ren i eqRd oTW o{i e1

enqewrdr t I

\.Glr{.frfr il ci--T.fd w-drfrd qqq ffi qtq.n{

(ow+1, kr, eteq{ *QrFr, {r(Tq qffr) 6 qrqfrqrf,r il
GTrerR qq di of emeqmdr t r

grEarrs {['rr b gcu * qrE{ dt Rffr, wrtqgv, eFrqK,

Eqntw, tqq{ t ec-,fr srqrs il orsr twrf,, 0ffifr-6

qa +t mfr rq ffi Trq wr of srrwrT scwr t\ v& t r

srh fo uq qE{) t Bfun qrc?rr il fu qU qRs}q{rd

सकता है ताकि इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ समाज को मिल सके | 

झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ०४४८ के विषेषज्ञों 

द्वारा मार्ग दर्शन की ज्यादा जरुरत पड़ती है जिसके लिए वर्त्तमान में 

०४४८ के राँची अवस्थित कार्यालय को सूदृढ़ किया जाना 

आवश्यक प्रतीत होता है । 

राज्य में शहरी जलापूर्त्ति एवं सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करने 

के लिए ॥॥6/ 50908 899॥ ॥8॥र्ल्‍6/ के लिए [४४४७४ द्वारा 

0?२ तैयार कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की 

आवश्यकता है | 

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत प्रस्तावित मध्यम सिंचाई योजनाएँ 

(तजना, रैसा, बटेश्वर स्थान, राढू एवं काँची) को प्राथमिकता के 

आधार पर लेने की आवश्यकता है | 

झारखण्ड राज्य के मुख्य बड़े शहर जैसे राँची, जमशेदपुर, धनबाद, 

हजारीबाग, देवघर में बढ़ती आबादी के कारण पेयजल, औद्योगिक 

जल की कमी एवं गिरते भूगर्भ जल की समस्या उत्पन्न हो रही है । 

इसके लिए इन शहरों में उचित व्यवस्था के लिए बड़े परियोजनाओं 
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il Frqfur +t enqqrqrm tr gs tg sfufl @?rcerr rfr qar

rrgterq dildq or q-e.qW eflEqTEr fi, erfl: {s etd il rfr

qr{f, s{m'R'i+{dT t frqrq o{d Eg grEsus r'q e)

qifu-d rErqfl. rETr o-$rT qrFft 
r

S gq, bq rrror< h qr+m wl rrq+rqq qrl (sft qfi g,qn

?iqd fr) C trq{rq *dT (f6 s+i erfkien Gilqtfud oq {rwi

o) ciq-i d ilE rr{ol{ il rrn-i Rq-i unr qgT S W-o-<r

stcrcN rEr{ fuqT t Gfu U$ qt oTTaTr t fu qa il sustainabte

rFtFI of Ren ii rc 9+. Ersj osr d,n r

rL rL rle .L rl, rt rl, .L \t rL7a! 1! .ar rlr ,ar + + .ar 7a. 1r
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के निर्माण की आवश्यकता है। इस हेतु उचित व्यवस्था भी जल 

  संसाधन मंत्रालय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, अत: इस क्षेत्र में भी 

  भारत सरकार गंभीरता से विचार करते हुए झारखण्ड राज्य को 

वांछित सहायता प्रदान करना चाहेंगी । 

  मैं पुन: केन्द्र सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार 

वंसल जी) को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अधिवेशन आयोजित कर राज्यों 

  को अपने विचारों को केन्द्र सरकार के सामने रखने का बहुत ही सुनहरा 

अवसर प्रदान किया है और मुझे यह आशा है कि जल के 5५8ध/90।6 

प्रबन्धन की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा | 
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